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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  3997
जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थिति
3997. श्री के. सी. राममूर्ति: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की स्थिति और इस योजना के कार्यान्वयन से लेकर अभी तक आवंटित बजट, जारी किए बजट और व्यय किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;
(ख) 
अभी तक गंगा नदी का कितना हिस्सा स्वच्छ बनाया जा चुका है और क्या यह व्यय की गई धनराशि के अनुरूप है;
(ग) 
क्या सरकार ने गंगा की सफाई और डॉल्फिन जैसी संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए मछुआरा समुदाय और अन्य लोगों से सहायता लेने की योजना बनाई है; और 
(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क) केंद्र सरकार ने चालू कार्यक्रमों तथा नए घटकों को वर्ष 2020 तक क्रियान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ “नमामि गंगे-एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन/कार्यक्रम” को अनुमोदित किया। 20,000 करोड़ रूपए आवंटित निधि में से 19753.85 करोड़ रूपए सीवरेज अवसंरचना, प्रारंभिक गतिविधियों, संस्थागत विकास (गैर-अवसंरचना), परियोजना क्रियान्वयन सहयोग/अनुसंधान तथा अध्ययन परियोजना, जैव विविधता संरक्षण, वनरोपण, समग्र पारिस्थितिकी कार्य बल, जैव उपचार, गंगा नदी के किनारे ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण और ग्रामीण स्वच्छता पहल के 193 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए। अब तक 3589.82 करोड़ रूपए के कुल व्यय के साथ 193 परियोजनाओं में से 49 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है तथा शेष क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
गंगा नदी एवं उनकी सहायक नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तथा एनएमसीजी द्वारा राज्य एजेंसियों/निष्पादन एजेंसियों को जारी आवंटित निधियों का विवरण निम्नलिखित हैः-
करोड़ रूपए

	वित्त वर्ष
	भारत सरकार द्वारा जारी वास्तविक निधियां
	एनएमसीजी द्वारा वास्तविक व्यय/जारी निधियां

	2011-12
	192.58
	53.44

	2012-13
	191.52
	135.25

	2013-14
	303.95
	266.20

	2014-15
	326.00
	170.99

	2015-16
	1,632.00
	602.60

	2016-17
	1,675.00
	1062.81


	2017-18*
	498.68
	1226.46

	कुल
	4,819.73
	3517.75


(ख) नदी सफाई एक सतत प्रक्रिया है और एनएमसीजी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या को दूर करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग देती है। सीवरेज अवसंरचना के विकास तथा नदी में प्रदूषण उपशमन के लिए गंगा बेसिन के 65 शहरों में 16626.24 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से कुल 100 परियोजनाओं को स्‍वीकृत किया गया है। अब तक 2653.96 करोड़ रूपए के कुल व्यय के साथ 100 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं पूरी कर ली गई है तथा शेष क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
(ग) और (घ) सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई तथा बहुमूल्य प्रजातियों जैसे डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए सभी स्टेकहोल्डरों से संपर्क किया गया। इस संबंध में एनएमसीजी की निम्नलिखित कुछ परियोजनाएं विशेष रूप से स्वीकृत की गई हैं-
1. स्थाई संरक्षण एवं पुनर्स्थापन योजना को तैयार करने के लिए गंगा नदी प्रणाली में मत्स्य एवं मत्स्यन का मूल्यांकनः गंगा नदी प्रणाली में देशज मत्स्य प्रजाति जैसे इंडियन मेजर कार्प (आईएमसी) के संरक्षण के लिए 5 वर्ष हेतु 5.80 करोड़ रूपए की लागत से केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) को एक परियोजना सौंपी गई है। परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ मछुआरा समुदाय को जाल एवं मछली क्षेत्र के आकार का समुचित उपयोग करने के लिए जागरूकता सृजन करना है। 
2. जैव विविधता संरक्षण तथा गंगा पुनरूद्धारः भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून को तीन वर्षों के लिए 24.84 करोड़ रूपए की लागत से एक परियोजना सौंपी गई। इस परियोजना का लक्ष्य विविध स्टेकहोल्डरों को शामिल करके गंगा नदी के लिए विज्ञान आधारित जलीय प्रजातियों की संरक्षण योजना को विकसित करना है। यह परियोजना गंगा नदी की जैव विविधता प्रोफाईल को तैयार तथा चयनित भाग एवं प्रजातियों के लिए प्रयोगिक प्रजातियां संरक्षण योजनाएं भी तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना पहचान की गई प्रजातियों के संरक्षण उपयोगिता की मॉनिटरिंग के लिए गंगा नदी के राज्यों के वन विभाग तथा अन्य स्टेक होल्डरों (जैसे मछुआरा समुदाय, विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूह आदि) का क्षमता विकास भी करेगा।
3. गंगा नदी बेसिन के साथ गंगा नदी डॉल्फिन के आश्रय स्थल के संरक्षण के लिए स्थायी कार्रवाई हेतु विद्यार्थियों तथा समुदायों को शिक्षित करनाः उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु तीन वर्षों के लिए 1.28 करोड़ रूपए की लागत से पर्यावरण शिक्षा केंद्र (सीईई) की एक परियोजना स्वीकृत की गई।
*****
